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06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ
विषय : हरियाणा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान
1796. कुमारी शैलजाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार की हरियाणा में किसानों को प्रत्यक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान शुरू करने और आढ़तियों, बीच के एजेंटों को हटाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना हेतु हरियाणा सरकार के साथ कोई परामर्श किया था; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : पहले ही एक तंत्र स्‍थापित है जिसके तहत सरकार निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) पर उनके उत्‍पादों को खरीदती है और किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान उनके बैंक खातों में ही सीधे किया जाएगा। 
(ग) एवं (घ) : वित्त मंत्रालय द्वारा अधिदेश के अनसार गेहूं और धान की खरीद के लिए, हरियाणा सहित सभी राज्‍य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वित्‍त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाएं।
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